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अतारांकित प्रश्न संख्या 1443
(जिसका उत्तर, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

मोबाइल वॉलेट कंपनियां

1443. श्री लल्ल ूसिंहः
श्री रविन्द्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री पी॰ पी॰ चौधरीः
श्री रोड़मल नागरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मोबाइल वॉलेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियां और ऑनलाइन भुगतान सेवाएं 
प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा नियमों/दिशा-निर्देशो ंके उल्लघंन के संबंध में दर्ज 
किए गए मामलों की संख्या कितनी है और विगत पांच वर्षो ंमें प्रत्येक वर्ष के दौरान 
उक्त उल्लघंनकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त भुगतानों से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशो ंके अतिरिक्त कोई और बेहतर 
कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है, विगत पांच वर्ष के 
दौरान विनियामकीय दिशानिर्देशो ंके उल्लंघन में पाए गए प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) 
जारीकर्ता, बैंक और सीमा पार मनी ट्रांसफर (केवल इन-बाउंड) आपरेटर की सूची निम्नानुसार 
हैः

संस्था का नाम आदेश की तिथि जुर्माना (रुपए में)
एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट 
लिमिटेड

9 मार्च, 2017 5,00,000/-

माय मोबाइल पेमेंट्स लिमिटेड 22 अक्टूबर, 2018 1,00,00,000/-
फोनपे प्राइवेट लिमिटेड 14 फरवरी, 2019 1,00,00,000/-
वाई-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रा. लि. 22 फरवरी, 2019 5,00,000/-
वोडाफोन एम-पेसा लिमिटेड 06 मार्च, 2019 3,05,00,000/-
जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 26 मार्च, 2019 1,00,00,000/-
जिपकैश कार्ड सर्विसेज प्रा. लि. 22 अप्रैल, 2019 11,25,000/-



येस बैंक लिमिटेड 22 अप्रैल, 2019 11,25,000/-
वन मोबिक्विक सिस्टम्स प्रा. लि. 17 मई, 2019 15,00,000/-
हिप बार प्राइवेट लिमिटेड 24 मई, 2019 10,85,000/-
वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक. 20 अप्रैल, 2018 29,66,959/-
मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक. 10,11,653/-

मोबाइल वॉलेट सहित प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन करने 
के संबंध में दिनांक 11.10.2017 (दिनांक 29.12.2017 और 25.02.2019 को अद्यतन किए 
गए) के आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओ ं को औपचारिक, 
सार्वजनिक रूप  से बताई गई ग्राहक शिकायत निवारण संरचना लागू करने के लिए और उनके 
द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियो ंकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन 
प्रणाली होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ‘ग्राहक संरक्षण – अधिकृत गैर-बैंकों द्वारा जारी किए गए प्रीपेड भुगतान 
लिखतों (पीपीआई) में अनधिकृत इलेक्ट्रनिक भुगतान लेनदेनों में ग्राहको ं की देयता को 
सीमित करने’ पर आरबीआई के दिनांक 4.1.2019 के परिपत्र द्वारा ग्राहको ंकी “शून्य देयता” 
निर्धारित की गयी है, जहां:

i. जहां पर पीपीआई के माध्यम से अनधिकृत इलेक्ट्रानिक भुगतान लेनदेन सहभागी 
धोखाधड़ी/लापरवाही/पीपीआई जारीकर्ता की तरफ से कमी होने के कारण हुई है, में 
इस पर ध्यान दिए बिना कि ग्राहक द्वारा इसकी सूचना दी गयी है अथवा नहीं; 
अथवा

ii. घटना अन्य पक्ष द्वारा धोखा दिए जाने के कारण हुई हो पर यह कमी न तो 
पीपीआई जारीकर्ता की तरफ से है और न ही ग्राहक द्वारा की गई है बल्कि यह कमी 
अन्यत्र कहीं प्रणाली में है तथा ग्राहक अनधिकृत लेनदेन के संबंध में पीपीआई 
जारीकर्ता से सूचना प्राप्त होने से तीन कार्यदिवस के अन्दर पीपीआई जारीकर्ता को 
इसकी सूचना दे देता है।

इसके अतिरिक्त, पीपीआई जारीकर्ता को ग्राहक द्वारा ऐसी सूचना देने की तिथि से दस दिनों 
के अन्दर ऐसे लेनदेन में अन्तर्ग्रस्त राशि को ग्राहक के पीपीआई में जमा कराना अनिवार्य है।

इस परिपत्र में कुछेक मामलों में अनधिकृत लेनदेनों के कारण होने वाली हानियों के लिए भी 
ग्राहक की सीमित जवाबदेही निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बैंकों द्वारा जारी पीपीआई 
के मामले में ग्राहक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना का सहारा 
ले सकते हैं।
आरबीआई भी निरंतर संरक्षित एवं सुरक्षित तरीके से डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देने और 
कमियों की पहचान करने तथा प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन कमियों को दूर करने का 
प्रयास करता है जिसमें प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) भी शामिल है।

*****


